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अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या- 49
 मंगलवार, 11 दिसम्बर, 2018/20 अग्रहायण, 1940 (शक)
राज्यों द्वारा वित्तीय घाटे की सीमा का उल्लंघन किया जाना
49.
श्री मोहम्मद अली खानः 
क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः 
(क) 
क्या यह सच है कि कई राज्यों ने औसत वित्तीय घाटे को सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) के 3 प्रतिशत के भीतर रखने की सीमा उल्लंघन किया है; 

(ख) 
यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग)
क्या यह भी सच है कि कृषि ऋण को माफ किये जाने से राज्यों के वित्तीय घाटे पर अत्यधिक प्रभाव पड़ रहा है; और 
(घ) 
वे राज्य कौन-कौन से हैं जिन्होंने उक्त सीमा उल्लंघन किया है?

उत्तर
वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. राधाकृष्णन)
(क) से (घ):  चौदहवें वित्त आयोग ने राज्यों को अपना राजस्व घाटा शून्य रखने और राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 3% के अंदर रखने के लिए एक संशोधित राजकोषीय रूपरेखा तैयार की है। राज्यों को 3% की सामान्य सीमा के अलावा, सकल राज्य घरेलू उत्पाद् के 0.5% तक अतिरिक्त ऋण विकल्पों की अनुमति दी गई है बशर्ते कि राज्य अपना ऋण और सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात 25% और ब्याज भुगतान और राजस्व प्राप्ति अनुपात 10% के अंदर बनाए रखें और उनका राजस्व घाटा भी शून्य हो। इसके अतिरिक्त, यदि कोई राज्य चौदहवें वित्त आयोग की अधिनिर्णय अवधि में 2016-17 से 2018-19 के दौरान किसी वर्ष विशेष में सकल घरेलू उत्पाद के 3% के अपने संस्वीकृत राजकोषीय घाटे का पूर्ण उपयोग नहीं कर पाता है तो उसके पास केवल आगामी वर्ष में किंतु चौदहवें वित्त आयोग की अधिनिर्णय अवधि में इस अप्रयुक्त राजकोषीय घाटे की राशि (रुपए में परिकलित) प्राप्त करने का विकल्प होगा। अप्रयुक्त ऋण गुंजाइश की गणना के प्रयोजनार्थ, अप्रयुक्त राजकोषीय गुंजाइश की गणना सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 3% की राजकोषीय घाटा सीमा की तुलना में की जानी है। इसी प्रकार, राज्य की हकदारियों के अलावा प्राप्त किए गए किन्हीं अतिरिक्त ऋणों को आगामी वर्ष की निवल ऋण सीमा से समायोजित किया जाएगा। यह उम्मीद की जाती है कि इस रोल ओवर सुविधा से राज्य अधिक समय तक अपनी राजकोषीय घाटा सीमा में बने रहेंगे। 
वर्ष 2016-17 (लेखा) से वर्ष 2018-19 (बजट प्राक्कलन) तक राज्यों का राजकोषीय घाटे और सकल राज्य घरेलू उत्पाद का अनुपात दर्शाने वाला विवरण अनुबंध में है। वर्ष 2016-17 (लेखा) के दौरान कुछ राज्यों का उच्च राजकोषीय घाटा मुख्यत: उज्ज्वल डिस्कॉम आश्वासन योजना (उदय) के तहत राज्यों को ऋणों की अनुमति दिए जाने के कारण है। 
भारतीय रिजर्व बैंक की “राज्य वित : 2017-18 और 2018-19 के बजटों का अध्ययन” नामक रिपोर्ट के अनुसार, राज्यों द्वारा माफ किए गए कुल कृषि ऋण 2017-18 (संशोधित प्राक्कलन) में सकल घरेलू उत्पाद का 0.32% और 2018-19 (बजट प्राक्कलन) में सकल घरेलू उत्पाद का 0.2% होने का अनुमान है।
11 दिसम्बर, 2018 के लिए पूछे गए राज्यसभा अतांराकित प्रश्न सं. 49 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।
सकल राज्य घरेलू उत्पाद के मुकाबले राज्यवार राजकोषीय घाटे का अनुपात (प्रतिशत में)
	क्र. सं.
	राज्य
	2016-17 (लेखा)
	2017-18 
(संशोधित प्राक्कलन)
	2018-19 
(बजट प्राक्कलन)

	1
	आंध्र प्रदेश
	4.4
	3.4
	2.6

	2
	अरुणाचल प्रदेश
	-3.8
	2.8
	2.0

	3
	असम
	2.4
	12.7
	3.0

	4
	बिहार
	3.8
	7.2
	2.0

	5
	छत्तीसगढ़
	1.4
	3.0
	2.8

	6
	गोवा
	1.5
	4.6
	4.8

	7
	गुजरात
	1.4
	1.7
	1.7

	8
	हरियाणा
	4.8
	2.8
	2.9

	9
	हिमाचल प्रदेश
	4.7
	5.4
	5.2

	10
	जम्मू और कश्मीर
	4.7
	3.9
	4.5

	11
	झारखंड
	4.0
	2.5
	2.4

	12
	कर्नाटक
	2.5
	2.8
	2.9

	13
	केरल
	4.3
	3.4
	3.2

	14
	मध्य प्रदेश
	4.3
	3.4
	3.3

	15
	महाराष्ट्र
	1.7
	1.8
	1.8

	16
	मणिपुर
	2.5
	3.5
	2.4

	17
	मेघालय
	2.5
	3.8
	3.4

	18
	मिजोरम
	-1.3
	3.2
	1.0

	19
	नगालैंड
	1.3
	6.6
	3.2

	20
	उड़ीसा
	2.5
	3.5
	3.4

	21
	पंजाब
	12.3
	4.5
	3.9

	22
	राजस्थान
	6.1
	3.5
	3.0

	23
	सिक्किम
	-0.5
	3.5
	3.0

	24
	तमिलनाडु
	4.3
	2.8
	2.8

	25
	तेलंगाना
	5.5
	3.2
	3.5

	26
	त्रिपुरा
	6.0
	7.7
	2.9

	27
	उत्तर प्रदेश
	4.5
	3.1
	3.0

	28
	उत्तराखंड
	2.8
	2.6
	2.8

	29
	पश्चिम बंगाल
	2.4
	2.4
	1.7

	
	सभी राज्य/सकल घेरलू उत्पाद
	3.5
	3.1
	2.6


[स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक: (-) चिह्न अधिशेष दर्शाता है]

*****
